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“भारतीय सं�विदा अ�धि�नियम, 1872 के तहत लोनि गारंटर की कानिूनिी �जिम्मेदारी क्या है, क्या बैंक कजिर्जदार से पहले गारंटर पर कारर्जविाई

कर सकता है, और भुगतानि के बाद गारंटर के अ�धिकारों पर अदालतों निे क्या कहा है?”

भारितीय स�ंवदा अ�धि�नयम, 1872 के तहत लोन गारिटंरि की काननूी
देयता, लनेदारि के सीधि ेकारिर्चवाई करिन ेके अ�धिकारि औरि भगुतान के
पश्चात गारिटंरि के प्रत्यासन (Subrogation) के अ�धिकारि का
�वश्लषेण

सारिांश

भारतीय सं�विदा अ�धि�नियम, 1872 की धिारा 128 के तहत, लोनि गारंटर (प्र�तभू) की कानिूनिी �जिम्मेदारी मुख्य कजिर्जदार के साथ सह-

�विस्तृत (co-extensive) होती है। सविर्वोच्च न्यायालय निे BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure

Finance Ltd. (2024) और Ram Kishun v. State of U.P. (2012) में स्था�पित �कया है �क बैंक या लेनिदार मुख्य

कजिर्जदार के �खिलाफ कानिूनिी उपिायों को समाप्त �कए �बनिा सीधिे गारंटर के �खिलाफ कायर्जविाही करनिे और उससे बकाया रा�शि विसूलनिे

के �लए स्वितंत्र है। हालां�क, देयता का भुगतानि करनिे के बाद, धिारा 140 के तहत गारंटर को प्रत्यासनि (subrogation) का

अ�धिकार प्राप्त होता है, �जिससे विह लेनिदार के स्थानि पिर आकर मुख्य कजिर्जदार से विसूली कर सकता है।

स त्या�प त  मु क द मे
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I. �विस्तृत �विश्लेषण

मु ख्य �स द्धांत

01 सह-�विस्तृत देयता (Co-extensive Liability) का �सद्धांत

भारतीय सं�विदा अ�धि�नियम की धिारा 128 के अनिुसार, गारंटर का दा�यत्वि मुख्य कजिर्जदार के दा�यत्वि के बराबर और उसके साथ सह-�विस्तृत

होता है, �जिससे लेनिदार दोनिों के �विरुद्ध एक साथ या �कसी एक के �विरुद्ध स्वितंत्र रूपि से कायर्जविाही कर सकता है, Bank of India v.

Suneel Kumar Dubey (2017)।

02 पिहले गारंटर पिर सीधिे कारर्जविाई करनिे का लेनिदार का अ�धिकार

बैंक या लेनिदार को यह छूट है �क विह मुख्य ऋणी के �खिलाफ कानिूनिी उपिचारों को समाप्त �कए �बनिा सीधिे गारंटर की संपि�त्ति कुकर्ज  कर

सकता है या उसकी प्र�तभू�त से ऋण का समायोजिनि कर सकता है, Anand People Co-operative Bank Limited v. State of

Gujarat (2013)।

03 प्रत्यासनि (Subrogation) का अ�धिकार

धिारा 140 के अनिुसार, संपिूणर्ज गारंटीकृत रा�शि का भुगतानि करनिे के बाद, कानिूनि गारंटर को विे सभी अ�धिकार स्वितः सौंपि देता है जिो लेनिदार

के पिास मुख्य कजिर्जदार के �खिलाफ थे, Muhammed Musthafa Padinhakkara v. Banking Ombudsman (2022)।

04 लेनिदार की लापिरविाही से प्र�तभू�त खिोनिे पिर गारंटर की �विमु��त

धिारा 141 के अनिुसार, य�द लेनिदार गारंटर की सहम�त के �बनिा मुख्य कजिर्जदार की �कसी प्र�तभू�त को खिो देता है या उसे सौंपि देता है, तो

गारंटर उस प्र�तभू�त के मूल्य की सीमा तक अपिनिी देनिदारी से मु�त हो जिाता है, Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of

Travancore (1968)।

05 �निरंतर गारंटी (Continuing Guarantee) की सीमाएं

य�द सं�विदा के तहत गारंटर निे �निरंतर गारंटी देनिा स्विीकार �कया है, तो विह एकतरफा निो�टस भेजिकर पिूविर्जगामी दा�यत्विों से मु�त निहीं हो

सकता, �यों�क उसनिे सं�विदा के तहत �मलनिे विाले अ�धिकारों को स्विेच्छा से त्याग (waive) �दया है, Sita Ram Gupta v. Punjab

National Bank and Ors. (2008)।

न्यायाल यों ने  इ से  कै से  लागू  �क या

I · �विस्तृत �विश्लेषण

भार तीय  सं �वि दा अ �धि �नि य म ,  1 8 7 2  के  त ह त  लोनि  गारं ट र  की कानूि निी द … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष ण
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स वर्वो च्च  न्यायाल य  का

दृ �ष्टि कोण
सविर्वोच्च न्यायालय निे मानिा है �क मुख्य कजिर्जदार की देनिदारी कानिूनि के संचालनि (जिैसे �दविाला समाधिानि या

राष्ट्रीयकरण) से समाप्त होनिे पिर भी गारंटर का 'सख्त दा�यत्वि' (strict liability) समाप्त निहीं होता है, 

Industrial Finance Corporation of India Ltd. v. The Cannanore Spinning and

Weaving Mills Ltd. (2002)। इसके अ�त�र�त, प्र�तभू को यह अ�धिकार निहीं है �क विह �डिक्री �निष्पिादनि

के समय बैंक को पिहले कजिर्जदार की संपि�त्ति निीलाम करनिे के �लए �निदर्दे�शित करे, Amar Nath Dhiman v.

Punjab & Sind Bank (2017)।

उ च्च  न्यायाल य  की

�भ न्न ताएँ
आंध्र प्रदेशि उच्च न्यायालय के अनिुसार, य�द �डिक्री संयु�त और पिृथक (joint and several) है, तो �निष्पिादनि

न्यायालय गारंटरों के बीच देनिदारी का आं�शिक �विभाजिनि (जिैसे 1/4 �हस्सा) करके उन्हें शिेष दा�यत्वि से मु�त

निहीं कर सकता; प्रत्येक गारंटर पिूरी �डिक्री रा�शि के �लए उत्तिरदायी है, Not Provided v. Not Provided
(2023)।

अ �न णर्णी त  के्ष त्र  या �े ताव �न याँ

न्यायालयी बॉन्ड पिर धिारा 135 का अनिुप्रयोग

यद्य�पि सं�विदा अ�धि�नियम की धिारा 135 (लेनिदार द्वारा ऋणी को सहम�त के �बनिा समय �विस्तार देनिा) सीधिे तौर पिर न्यायालय के पिक्ष में �दए गए

प्र�तभू बॉन्ड (court bonds) पिर लागू निहीं होती, �फर भी इसके पिीछे �नि�हत न्यायसंगत �सद्धांत (equitable principles) विहाँ भी लागू होते

हैं, Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru (1962)।

भार तीय  सं �वि दा अ �धि �नि य म ,  1 8 7 2  के  त ह त  लोनि  गारं ट र  की कानूि निी द … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष ण
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II. सां�वि�धिक प्राविधिानि 5  प्रावि धिानि

SECTION 140, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — RIGHTS OF SURETY ON PAYMENT OR PERFORMANCE

This section provides that when a surety pays off the debt or performs the duty upon the default of the

principal debtor, they are invested with all the rights that the creditor originally held against the principal

debtor.

"Where a guaranteed debt has become due, or default of the principal debtor to perform a

guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is liable

for, is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor." उद्धतृ: Amrit

Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore, BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI

Infrastructure Finance Ltd., Bank of India v. Suneel Kumar Dubey

SECTION 128, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — SURETY'S LIABILITY

This section states that a surety's liability is equal to and co-extensive with that of the principal debtor,

unless specified otherwise in the contract, allowing creditors to pursue the surety directly.

"The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise

provided by the contract." उद्धतृ: Not Provided v. Not Provided, Ghanshyam Pd. Srivastawa v. The

State of Bihar, Ram Kishun v. State of U.P., BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure

Finance Ltd., Anand People Co-operative Bank Limited v. State of Gujarat, Judgment Debtor No. 5 v.

Decree Holder, Union of India v. Bhagwati Cottons Ltd., Semalaiappan v. The Chief Manager &

Authorised Officer, Andhra Bank, H.P. State Cooperative Bank Ltd. v. Ram Gopal Sharma, Amar

Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank, Sunder Singh v. The H.P. State Cooperative Bank Ltd., Tom

Thomas v. State Bank of India, Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial Development

Corporation Limited

II · सां�वि�धिक प्राविधिानि

भार तीय  सं �वि दा अ �धि �नि य म ,  1 8 7 2  के  त ह त  लोनि  गारं ट र  की कानूि निी द … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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SECTION 126, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — CONTRACT OF GUARANTEE, SURETY, PRINCIPAL DEBTOR AND

CREDITOR

This section defines a contract of guarantee as a contract to perform the promise or discharge the liability

of a third person in case of default, and defines the terms surety, principal debtor, and creditor.

"A \"contract of guarantee\" is a contract to perform the promise, or discharge the liability, of a

third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the \"surety\"; the

person in respect of whose default the guarantee is given is called the \"principal debtor\", and the

person to whom the guarantee is given is called the \"creditor\". A guarantee may be either oral or

written." उद्धतृ: Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru, Paramjit Singh

Ahuja v. Punjab State Industrial Development Corporation Limited

SECTION 145, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — IMPLIED PROMISE TO INDEMNIFY SURETY

This section establishes that every contract of guarantee contains an implied promise by the principal

debtor to indemnify the surety for any sum rightfully paid under the guarantee.

"In every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify

the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has

rightfully paid under the guarantee, but, no sums which he has paid wrongfully." उद्धतृ: Bank of

India v. Suneel Kumar Dubey

SECTION 132, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — LIABILITY OF TWO PERSONS, PRIMARILY LIABLE, NOT

AFFECTED BY ARRANGEMENT BETWEEN THEM THAT ONE SHALL BE SURETY ON OTHERS DEFAULT

This section provides that when two persons contract with a third party to undertake a liability, any private

arrangement between them making one a surety on the other's default does not affect their liability to the

third party.

"Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability, and also contract

with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person

not being a party to such contract, the liability of each of such two persons to the third person

under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such third

person may have been aware of its existence." उद्धतृ: research प्रश्न में उठाया गया

भार तीय  सं �वि दा अ �धि �नि य म ,  1 8 7 2  के  त ह त  लोनि  गारं ट र  की कानूि निी द … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. च�चर्चित मुकदमे 2 5  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

01 Bank of India v. Suneel Kumar Dubey
MPHC010117381998

HIGH COURT OF

MADHYA PRADESH

2017 गारंटर की देनिदारी मुख्य कजिर्जदार के साथ बनिी
रहती है और सीधिे विसूली संभवि है।

02 Muhammed Musthafa Padinhakkara v. Banking
Ombudsman
KLHC010384252022

HIGH COURT OF

KERALA

2022 गारंटर भुगतानि के बाद मुख्य कजिर्जदार के
�खिलाफ सभी प्र�तभू�तयों को प्राप्त कर सकता
है।

03 Anand People Co-operative Bank Limited v.
State of Gujarat
GJHC240079062013

HIGH COURT OF

GUJARAT

2013 बैंक को पिहले मूल उधिारकतार्ज की संपि�त्ति बेचनिे
के �लए मजिबूर निहीं �कया जिा सकता।

04 Amar Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank
HPHC010151262017

HIGH COURT OF

HIMACHAL PRADESH

2017 गारंटर का दा�यत्वि तत्काल है और मुख्य ऋणी
के �विरुद्ध कारर्जविाई तक स्थ�गत निहीं होता।

05 Judgment Debtor No. 5 v. Decree Holder
HBHC010183362017

HIGH COURT FOR

STATE OF TELANGANA

2017 �डिक्री धिारक सीधिे गारंटर से विसूली कर सकता
है, पिहले ऋणी की आविश्यकता निहीं।

06 H.P. State Cooperative Bank Ltd. v. Ram Gopal
Sharma
HPHC010036082006

HIGH COURT OF

HIMACHAL PRADESH

2011 बैंक की केविल सहनिशिीलता या विसूली नि करनिा
गारंटर को दा�यत्वि से मु�त निहीं करता।

07 BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI
Infrastructure Finance Ltd.
ESCR010005472024

SUPREME COURT OF

INDIA

2024 सह-�विस्तृत देनिदारी के कारण गारंटर द्वारा
आं�शिक भुगतानि से कजिर्जदार मु�त निहीं होता।

08 Semalaiappan v. The Chief Manager &
Authorised Officer, Andhra Bank
HCMA011313812019

MADRAS HIGH COURT 2020 बैंक का �विशिेषा�धिकार है �क विह पिहले गारंटर
की संपि�त्ति से विसूली करे।

09 Union of India v. Bhagwati Cottons Ltd.
HCBM020022601999

BOMBAY HIGH COURT 2008 अनिुबंधि की शितर्तों के अनिुसार गारंटर का दा�यत्वि
सी�मत अवि�धि के �लए हो सकता है।

10 Ghanshyam Pd. Srivastawa v. The State of Bihar
BRHC010273942011

PATNA HIGH COURT 2012 बैंक सीधिे गारंटर की एलआईसी पिॉ�लसी से
बकाया कजिर्ज समायो�जित कर सकता है।

11 Sita Ram Gupta v. Punjab National Bank and
Ors.
ESCR010010862008

SUPREME COURT OF

INDIA

2008 अनिुबंधि में स्विेच्छा से छूट देनिे पिर �निरंतर गारंटी
को एकतरफा रद्द निहीं कर सकते।

12 Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial
Development Corporation Limited
PHHC010053982003

HIGH COURT OF

PUNJAB AND HARYANA

2006 मूल ऋणी और प्र�तभू की देनिदा�रयां अलग-
अलग और स्वितंत्र कानिूनिी दा�यत्वि हैं।

13 Prashant Shashi Ruia v. State Bank of India
GJHC240426782019

HIGH COURT OF

GUJARAT

2021 कॉपिर्वोरेट �दविाला समाधिानि योजिनिा की मंजिूरी
व्य��तगत गारंटर की देनिदारी समाप्त निहीं
करती।

III · च�चर्चित मुकदमे

भार तीय  सं �वि दा अ �धि �नि य म ,  1 8 7 2  के  त ह त  लोनि  गारं ट र  की कानूि निी द … III · � ��र्चि त  मु क द मे
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# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

14 State Bank of India v. Mula Sahakari Sakhar
Karkhana Ltd.
ESCR010004762006

SUPREME COURT OF

INDIA

2006 �ल�खित सं�विदा की शितर्तों के आधिार पिर ही
गारंटी देयता तय होती है।

15 D. Dhanushkoti v. Sundaram Finance Ltd.
HCMA010957252007

MADRAS HIGH COURT 2010 सुरक्षा का ह्रास होनिे पिर �विमु��त केविल लेनिदार
की लापिरविाही के कारण ही संभवि है।

16 Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of
Travancore
ESCR010002481968

SUPREME COURT OF

INDIA

1968 लेनिदार की लापिरविाही से सुरक्षा खिो जिानिे पिर
गारंटर उस सीमा तक मु�त होता है।

17 M/s. SSA Constructions v. Andhra Bank
KAHC010035302015

HIGH COURT OF

KARNATAKA

2024 एक सह-प्र�तभू को मु�त करनिे से अन्य सह-
प्र�तभू अपिनिे दा�यत्वि से मु�त निहीं होते।

18 Not Provided v. Not Provided
APHC010285592016

HIGH COURT OF

ANDHRA PRADESH

2023 संयु�त �डिक्री होनिे पिर गारंटर को केविल
आं�शिक �हस्से के �लए उत्तिरदायी निहीं मानि
सकते।

19 Sunder Singh v. The H.P. State Cooperative
Bank Ltd.
HPHC010174842021

HIGH COURT OF

HIMACHAL PRADESH

2021 बैंक गारंटर से सीधिे विसूली के �लए स्वितंत्र है,
पिहले ऋणी आविश्यक निहीं।

20 Ram Kishun v. State of U.P.
ESCR010003882012

SUPREME COURT OF

INDIA

2012 गारंटर की संपि�त्ति की निीलामी में �निष्पिक्ष �रजिविर्ज
मूल्य का �निधिार्जरण आविश्यक है।

21 M. S. Anirudhan v. The Thomco's Bank Ltd.
ESCR010001841963

SUPREME COURT OF

INDIA

1962 गारंटर के लाभ के �लए �कए गए महत्विहीनि
बदलाविों से गारंटी समाप्त निहीं होती।

22 Industrial Finance Corporation of India Ltd. v.
The Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd.
ESCR010000992002

SUPREME COURT OF

INDIA

2002 ऋणी के राष्ट्रीयकरण होनिे पिर भी गारंटर का
सख्त दा�यत्वि समाप्त निहीं होता।

23 K.S. Sivaprasad v. Assistant Registrar of Co-
operative Societies
KLHC010397112015

HIGH COURT OF

KERALA

2015 गारंटर भुगतानि के बाद धिारा 140 के तहत
प्रत्यासनि का अ�धिकार रखिता है।

24 Tom Thomas v. State Bank of India
KLHC010457972016

HIGH COURT OF

KERALA

2016 बैंक को �डिक्री �निष्पिादनि के �लए पिहले ऋणी के
पिास जिानिे को बाध्य निहीं कर सकते।

25 Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P.
Parthasarathy Rayanimvaru
ESCR010001431963

SUPREME COURT OF

INDIA

1962 गारंटर की सहम�त के �बनिा ऋणी को समय
�विस्तार देनिे से गारंटर मु�त होता है।
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IV. मुकदमे का �विविरण 2 5  के स  फ़ाइ लें

01 Bank of India v. Suneel Kumar Dubey
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ·  2017-05-29 · FA/522/1998

यह मामला बैंक द्वारा ऋण विसूली के �लए दायर �कए गए दीविानिी मुकदमे से संबं�धित है। बैंक निे मुख्य ऋणी और गारंटरों (guarantors) के �खिलाफ

मुकदमा दायर �कया था, ले�कनि �निचली अदालत निे यह मानिते हुए गारंटरों को दा�यत्वि से मु�त कर �दया �क बैंक निे अपिनिी �जिम्मेदारी ठीक से निहीं �निभाई।

उच्च न्यायालय निे इस �निणर्जय को गलत मानिा और स्पष्ट �कया �क Indian Contract Act की धिारा 139 के तहत गारंटरों को तभी मु�त �कया जिा सकता

है जिब बैंक निे उनिके अ�धिकारों के �विरुद्ध कोई कायर्ज �कया हो या अपिनिे कतर्जव्य का पिालनि नि �कया हो, �जिससे गारंटरों का ऋणी के �खिलाफ उपिचार बा�धित

हुआ हो। न्यायालय निे मानिा �क गारंटरों का दा�यत्वि मुख्य ऋणी के साथ बनिा रहता है और बैंक उनिसे भी बकाया रा�शि विसूलनिे का हकदार है।

�न णर्च य उच्च न्यायालय निे मानिा �क जिब तक संपिूणर्ज बकाया रा�शि का भुगतानि निहीं हो जिाता, तब तक बैंक का प्र�तभू�तयों को रोकनिे का अ�धिकार
गारंटर के दाविे पिर हाविी रहेगा। गारंटर की देयता को मुख्य ऋणी के �खिलाफ कानिूनिी उपिाय समाप्त होनिे तक स्थ�गत निहीं �कया जिा सकता है।

“The creditor's right to hold his securities until his whole debt is paid is paramount to surety's claim

upon such securities, which only arises when the creditor's claim against such securities has been

satisfied. The liability of surety is not deferred until remedies against principal debtor are exhausted.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH · 2017 स्रोत MPHC010117381998

02 Muhammed Musthafa Padinhakkara v. Banking Ombudsman
HIGH COURT OF KERALA ·  2022-09-15 · WP(C)/18761/2022

यह मामला एक ऋण गारंटी और सह-दा�यत्वि (co-obligation) से संबं�धित है। या�चकाकतार्ज निे दो व्याविसा�यक उद्यमों, M/s. Scot Free Steels

Limited और M/s. Premier Alloys के �लए बैंक के पिास बंधिक संपि�त्तियों के �विरुद्ध अपिनिी देनिदा�रयों का �निपिटानि करनिे की पिेशिकशि की। न्यायालय

निे Indian Contract Act, 1872 की Sections 140 और 141 का हविाला देते हुए मानिा �क या�चकाकतार्ज को भुगतानि के बाद subrogation का

अ�धिकार प्राप्त है। न्यायालय निे पिक्षकारों के बीच हुए समझौते को �रकॉडिर्ज �कया, �जिसके तहत बैंक संपि�त्तियों के title deeds को छह महीनिे तक सुर�क्षत

रखिेगा ता�क या�चकाकतार्ज अपिनिे कानिूनिी अ�धिकारों को लागू करनिे के �लए कायर्जविाही कर सके।

�न णर्च य केरल उच्च न्यायालय निे सं�विदा अ�धि�नियम की धिाराओं का हविाला देते हुए मानिा �क गारंटर को भुगतानि करनिे के बाद ऋणदाता द्वारा रखिी गई
सभी प्र�तभू�तयों और कजिर्जदार के �खिलाफ कायर्जविाही करनिे के अ�धिकार प्राप्त हो जिाते हैं।

“Sections 140 and 141 of the Indian Contract Act, 1872 read as under: “140. Rights of surety on payment

or performance.—Where a guaranteed debt has become due, or default of the principal debtor to

perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is

liable for, is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor.”

HIGH COURT OF KERALA · 2022 स्रोत KLHC010384252022

03 Anand People Co-operative Bank Limited v. State of Gujarat
HIGH COURT OF GUJARAT ·  2013-10-14 · SCA/3241/2013

IV · मुकदमे का �विविरण
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यह मामला एक सहकारी बैंक (Petitioner) द्वारा दायर की गई या�चकाओं से संबं�धित है, जिो guarantors की संपि�त्ति की कुकर्की के �खिलाफ �दए गए

Revisional Authority के आदेशि को चुनिौती दे रहा था। Revisional Authority निे बैंक को �निदर्देशि �दया था �क विह पिहले मूल उधिारकतार्जओं

(borrowers) की संपि�त्ति बेचे और बकाया रा�शि विसूलनिे के बाद ही guarantors के �खिलाफ कायर्जविाही करे। न्यायालय निे मानिा �क Section 128 of

the Indian Contract Act के तहत, एक guarantor की देयता (liability) उधिारकतार्ज के साथ co-extensive होती है। न्यायालय निे स्था�पित

कानिूनिी �सद्धांतों का हविाला देते हुए �निणर्जय �दया �क बैंक अपिनिी पिसंद के तरीके से विसूली कर सकता है और उस पिर पिहले उधिारकतार्ज के �खिलाफ कायर्जविाही

करनिे की बाध्यता निहीं है। अतः, न्यायालय निे Revisional Authority के आदेशि को रद्द कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क लेनिदार को सीधिे गारंटर के �खिलाफ कायर्जविाही करनिे से पिहले मुख्य देनिदार से भुगतानि की मांग करनिे या उस पिर
मुकदमा चलानिे की कोई बाध्यता निहीं है, जिब तक �क अनिुबंधि में ऐसी कोई �विशिेष शितर्ज नि हो।

“It is the right of the decree holder to proceed with it in a way he likes. Section 128 of the Indian Contract

Act itself provides that "the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless

it is otherwise provided by the contract".”

HIGH COURT OF GUJARAT · 2013 स्रोत GJHC240079062013

04 Amar Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2017-12-18 · CR/152/2017

यह मामला एक ऋण गारंटी से संबं�धित है। या�चकाकतार्ज, जिो ऋण का गारंटर था, निे बैंक द्वारा दायर �निष्पिादनि या�चका (Execution Petition) में

आपि�त्ति जिताई थी �क बैंक को मुख्य ऋणी (principal debtor) के �खिलाफ कानिूनिी प्र�क्रया पिूरी करनिे के बाद ही उसके �खिलाफ कायर्जविाही करनिी

चा�हए। उच्च न्यायालय निे अपिनिे �निणर्जय में स्पष्ट �कया �क Section 128 of the Indian Contract Act के तहत गारंटर की देयता (liability) मुख्य

ऋणी के साथ सह-�विस्तृत (co-extensive) होती है। न्यायालय निे स्था�पित कानिूनिी �सद्धांतों का हविाला देते हुए कहा �क लेनिदार (creditor) मुख्य ऋणी

के �खिलाफ उपिाय समाप्त करनिे के �लए बाध्य निहीं है और विह सीधिे गारंटर से विसूली कर सकता है। तदनिुसार, न्यायालय निे या�चकाकतार्ज की आपि�त्तियों को

खिा�रजि कर �दया।

�न णर्च य �हमाचल प्रदेशि उच्च न्यायालय निे मानिा �क प्र�तभू की देनिदारी तत्काल होती है। प्र�तभू के पिास यह �निदर्देशि देनिे का कोई अ�धिकार निहीं है �क
लेनिदार को पिहले कजिर्जदार के �खिलाफ ही कायर्जविाही करनिी चा�हए।

“There can be no dispute to the settled legal proposition of law that in view of the provisions of Section

128 of the Indian Contract Act, 1872 (hereinafter called the 'Contract Act'), the liability of the guarantor/

surety is co-extensive with that of the debtor.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2017 स्रोत HPHC010151262017

05 Judgment Debtor No. 5 v. Decree Holder
HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA ·  2017-06-22 · CRP/2377/2017

यह मामला Execution Petition के दौरानि Judgment Debtor No. 5 द्वारा दायर की गई Civil Revision Petition से संबं�धित है।

या�चकाकतार्ज का तकर्ज  था �क Decree Holder को पिहले मुख्य ऋणी (principal borrower) के �खिलाफ कायर्जविाही करनिी चा�हए थी, नि �क सीधिे

उनिके �खिलाफ। न्यायालय निे Central Bank of India v. C.L.Vimla और Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 का हविाला देते

हुए स्पष्ट �कया �क एक गारंटर या Surety की देयता (liability) मुख्य ऋणी के साथ co-extensive होती है। न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क Decree
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Holder के पिास यह अ�धिकार है �क विह �कसी भी Judgment Debtor के �खिलाफ कायर्जविाही कर सकता है, और इसके �लए उसे पिहले मुख्य ऋणी

को समाप्त करनिे की आविश्यकता निहीं है। तदनिुसार, या�चका खिा�रजि कर दी गई।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क लेनिदार की यह पिूणर्ज इच्छा है �क विह ऋण रा�शि की प्रा�प्त के �लए मूल कजिर्जदार के �खिलाफ पिहले कायर्जविाही करे
या प्र�तभू के �खिलाफ।

“Therefore, the creditor has a right to obtain a decree against the surety and the principal debtor. The

surety has no right to restrain execution of the decree against him until the creditor has exhausted his

remedy against the principal debtor for the reason that it is the business of the surety/ guarantor to see

whether the principal debtor has paid or not.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA · 2017 स्रोत HBHC010183362017

06 H.P. State Cooperative Bank Ltd. v. Ram Gopal Sharma
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2011-09-16 · CWP/821/2006

यह मामला H.P. State Cooperative Bank Ltd. द्वारा ऋण अदायगी से संबं�धित एक surety (गारंटर) की देयता के बारे में है। प्र�तविादी निे ऋण के

�लए गारंटी दी थी, ले�कनि बाद में बैंक से अपिनिा निाम हटानिे का अनिुरोधि �कया। जिब बैंक निे ऋण विसूली के �लए मध्यस्थता (arbitration) शिुरू की, तो

अपिीलीय और पिुनिरीक्षण अ�धिका�रयों निे प्र�तविादी को यह कहकर राहत दे दी �क बैंक निे उसकी मांग पिर कारर्जविाई निहीं की और अन्य सहयो�गयों को शिा�मल

निहीं �कया। उच्च न्यायालय निे इनि आदेशिों को रद्द करते हुए कहा �क Indian Contract Act, 1872 की Section 128 के तहत एक surety की

देयता principal debtor के साथ co-extensive होती है। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क केविल अनिुरोधि करनिे से गारंटी रद्द निहीं होती और Section

137 वि 138 के अनिुसार, बैंक द्वारा अन्य उपिायों का उपियोग नि करनिे से surety अपिनिी देयता से मु�त निहीं होता है।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क गारंटी सं�विदा को एकतरफा समाप्त करनिे का कोई कानिूनिी आधिार निहीं है, और बैंक द्वारा मुख्य कजिर्जदार पिर
मुकदमा नि चलानिे की केविल सहनिशिीलता गारंटर को दा�यत्वि से मु�त निहीं करती है।

“According to Section 128 of the Contract Act, liability of the surety is co-extensive with that of the

principal debtor, unless the contract, otherwise, provides.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2011 स्रोत HPHC010036082006

07 BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure Finance Ltd.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2024-07-23 ·  2024 INSC  548

यह मामला मुख्य रूपि से इस प्रश्न पिर आधिा�रत था �क �या एक corporate guarantor के �लए अनिुमो�दत resolution plan के तहत �कए गए

भुगतानि से principal borrower (corporate debtor) की देनिदारी समाप्त हो जिाती है। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क surety और principal

debtor की देनिदारी co-extensive होती है, इस�लए guarantor के �खिलाफ resolution plan के तहत हुआ भुगतानि principal borrower

की शिेष ऋण चुकानिे की �जिम्मेदारी को खित्म निहीं करता है। न्यायालय निे यह भी �निधिार्ज�रत �कया �क IBC के तहत �वित्तिीय लेनिदार (financial creditor)

एक साथ या अलग-अलग कायर्जविाही कर सकते हैं। इसके अलाविा, न्यायालय निे मानिा �क holding company अपिनिी subsidiary की संपि�त्ति की

स्विामी निहीं होती, और subsidiary की संपि�त्ति को holding company के resolution plan में शिा�मल निहीं �कया जिा सकता।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालय निे मानिा �क धिारा 140 के तहत प्रत्यासनि का अ�धिकार पिानिे के �लए यह आविश्यक है �क प्र�तभू निे उस संपिूणर्ज रा�शि का
भुगतानि �कया हो �जिसके �लए विह उत्तिरदायी था। आं�शिक भुगतानि पिर, न्यायसंगत अ�धिकार केविल भुगतानि की गई सीमा तक ही सी�मत रहेगा।
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“Under Section 128 of the Contract Act, 1872, the liability of the surety is coextensive with that of the

principal debtor unless it is otherwise provided by the contract.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2024 स्रोत ESCR010005472024

08 Semalaiappan v. The Chief Manager & Authorised Officer, Andhra Bank
MADRAS HIGH COURT ·  2020-03-17 · WP/22701/2019

यह मामला ऋण चुकौती में चूक के बाद बैंकों द्वारा गारंटर की संपि�त्तियों के �खिलाफ विसूली की कायर्जविाही शिुरू करनिे से संबं�धित है। या�चकाकतार्ज निे तकर्ज

�दया था �क बैंकों को पिहले कंपिनिी की प्राथ�मक प्र�तभू�तयों (primary securities) को बेचनिा चा�हए और उसके बाद ही गारंटर की व्य��तगत

संपि�त्तियों को �निशिानिा बनिानिा चा�हए। न्यायालय निे Section 128 of the Indian Contract Act का उल्लेखि करते हुए स्पष्ट �कया �क ऋण लेनिे विाले

और गारंटर की देनिदारी co-extensive, संयु�त और अलग-अलग होती है। न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क बैंकों के पिास यह तय करनिे का पिूरा अ�धिकार है

�क विे विसूली के �लए कौनि सी प्र�तभू�तयों का उपियोग करें, और गारंटर बैंकों को यह �निदर्देशि निहीं दे सकता �क विे पिहले �कस संपि�त्ति की निीलामी करें।

तदनिुसार, या�चका खिा�रजि कर दी गई।

�न णर्च य मद्रास उच्च न्यायालय निे मानिा �क ऋणदाता को यह चुनिनिे का �विशिेषा�धिकार है �क विह अपिनिी विसूली के �लए �कस संपि�त्ति को पिहले बेचनिा
चाहता है और गारंटर इस संबंधि में �निदर्देशि निहीं दे सकता।

“Under Section 128 of the Indian Contract Act, the liabilities of the borrowers and the guarantors are co-

extensive in nature. Therefore, the petitioner and the borrower are jointly and severally liable to pay the

outstanding loan of the company.”

MADRAS HIGH COURT · 2020 स्रोत HCMA011313812019

09 Union of India v. Bhagwati Cottons Ltd.
BOMBAY HIGH COURT ·  2008-02-22 · SS/2959/1999

यह मामला �नियार्जत दा�यत्विों के उल्लंघनि से संबं�धित है। Defendant No.1 और उसकी सहयोगी कंपिनिी निे कपिास �नियार्जत का कोटा प्राप्त �कया था और

इसके �लए Defendant No.2 (बैंक) से Bank Guarantee प्रदानि की थी। �निधिार्ज�रत समय सीमा के भीतर �नियार्जत करनिे और �विदेशिी मुद्रा अ�जिर्चित करनिे

में �विफल रहनिे पिर, सरकार निे Bank Guarantee को लागू करनिे का प्रयास �कया। बैंक निे यह तकर्ज  �दया �क Guarantee की समय सीमा समाप्त हो

चुकी थी, ले�कनि सरकार निे Indian Contract Act की Section 28 में हुए संशिोधिनिों का हविाला देते हुए भुगतानि की मांग की। न्यायालय निे इस कानिूनिी

�स्थ�त पिर �विचार �कया �क �या बैंक अपिनिी गारं�टयों के तहत देनिदा�रयों से मु�त हो गया था और तदनिुसार मामले का �निणर्जय �लया।

�न णर्च य न्यायालय निे धिारा 128 का �विश्लेषण करते हुए मानिा �क प्र�तभू की देनिदारी सं�विदात्मक व्यविस्था के माध्यम से समय या रा�शि के संदभर्ज में
सी�मत की जिा सकती है। य�द बैंक गारंटी की एक �नि�श्चित अवि�धि �निधिार्ज�रत थी, तो लेनिदार उस अवि�धि के बाद दाविा निहीं कर सकता।

“Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 postulates that the liability of the surety is co-extensive with

the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract.”

BOMBAY HIGH COURT · 2008 स्रोत HCBM020022601999

10 Ghanshyam Pd. Srivastawa v. The State of Bihar
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PATNA HIGH COURT ·  2012-10-09 · CR .  MISC ./1050/2011

यह मामला एक बैंक द्वारा लोनि �डिफॉल्ट के कारण गारंटर की LIC पिॉ�लसी को ज़ब्त करनिे और बकाया रा�शि विसूलनिे के संबंधि में है। �शिकायतकतार्ज, जिो �क

गारंटर था, निे आरोपि लगाया �क बैंक निे उधिारकतार्ज (principal debtor) से विसूली करनिे के बजिाय उसकी पिॉ�लसी को एडिजिस्ट कर �लया। न्यायालय निे

Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 का हविाला देते हुए स्पष्ट �कया �क एक गारंटर और उधिारकतार्ज की देनिदारी (liability) 'co-

extensive' होती है। बैंक के पिास यह �विकल्पि है �क विह रा�शि �कसी से भी विसूल सकता है। न्यायालय निे यह मानिा �क बैंक निे कोई अविैधि कायर्ज निहीं

�कया, अतः �निचली अदालत द्वारा या�चकाकतार्ज के �विरुद्ध �लया गया संज्ञानि (cognizance) रद्द कर �दया गया।

�न णर्च य पिटनिा उच्च न्यायालय निे मानिा �क सं�विदा अ�धि�नियम की धिारा 128 के अनिुसार बैंक ऋण अदायगी में चूक होनिे पिर सीधिे गारंटर की �गरविी
रखिी गई पिॉ�लसी से ऋण समायो�जित करनिे के �लए पिूणर्ज रूपि से स्वितंत्र है।

“Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 which is as follows: “128. Surety’s liability. - The liability of

the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the

contract.””

PATNA HIGH COURT · 2012 स्रोत BRHC010273942011

11 Sita Ram Gupta v. Punjab National Bank and Ors.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2008-03-10 ·  2008 INSC  334

यह मामला एक बैंक गारंटी से संबं�धित है �जिसमें Appellant निे एक continuing guarantee दी थी। Appellant निे बाद में Indian Contract

Act, 1872 की Section 130 का हविाला देते हुए अपिनिी गारंटी विापिस लेनिे का प्रयास �कया और तकर्ज  �दया �क ऋण �दए जिानिे से पिहले ही उन्होंनिे अपिनिी

गारंटी रद्द कर दी थी। न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क गारंटी के समझौते में स्पष्ट रूपि से उल्लेखि था �क यह एक continuing guarantee है जिो सभी

भ�विष्य के लेनि-देनि पिर लागू रहेगी। न्यायालय निे मानिा �क Appellant निे इस समझौते पिर हस्ताक्षर करके Section 130 के तहत �मलनिे विाले अपिनिे

अ�धिकार को स्विेच्छा से waived कर �दया था, इस�लए विह बाद में अपिनिी बात से मुकर निहीं सकते। इस प्रकार, न्यायालय निे बैंक के पिक्ष में फैसला

सुनिाया।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालय निे मानिा �क जिब �कसी विैधि अनिुबंधि में गारंटर निे अपिनिी �निरंतर गारंटी की सं�विदात्मक शितर्तों को स्विीकार कर �लया है, तो विह
बाद में धिारा 130 के प्राविधिानिों का हविाला देकर दा�यत्वि से मु�त निहीं हो सकता।

“The agreement of guarantee clearly provides that the guarantee shall be a continuing guarantee and

shall not be considered as cancelled or in any way affected by the fact that at any time, the said accounts

may show no liability against the borrower...”

SUPREME COURT OF INDIA · 2008 स्रोत ESCR010010862008

12 Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial Development Corporation Limited
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2006-10-18 · CWP/5397/2003

यह मामला State Financial Corporation Act, 1951 की Section 29 की व्याख्या से संबं�धित है। मुख्य प्रश्न यह था �क �या एक Financial

Corporation �कसी ऋण के चूक होनिे पिर, औद्यो�गक इकाई के अलाविा, उस ऋण के surety (गारंटर) की संपि�त्ति का कब्जिा ले सकती है या उसे बेच

सकती है, य�द विह संपि�त्ति ऋण के बदले �गरविी रखिी गई थी। न्यायालय के समक्ष यह �विविाद था �क �या Section 29 के तहत अ�धिकार केविल

'industrial concern' तक सी�मत हैं या इनिमें surety भी शिा�मल है। उच्च न्यायालय निे इस �विविा�दत प्रश्न को सुलझानिे के �लए एक Full Bench का

गठनि �कया ता�क यह तय �कया जिा सके �क �या Corporation द्वारा surety की संपि�त्ति के �खिलाफ कायर्जविाही करनिा कानिूनिनि मान्य है।
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�न णर्च य पिंजिाब और ह�रयाणा उच्च न्यायालय निे मानिा �क मूल ऋणी का दा�यत्वि और प्र�तभू का सह-�विस्तृत दा�यत्वि दो अलग और स्वितंत्र दा�यत्वि हैं,
भले ही विे एक ही सौदे से उत्पिन्न हुए हों।

“Section 126 of the Indian Contract Act, 1872 (in short the Contract Act) states that a contract of guarantee

is a contract, to perform the promise, or discharge the liability, of a third person in case of his default.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2006 स्रोत PHHC010053982003

13 Prashant Shashi Ruia v. State Bank of India
HIGH COURT OF GUJARAT ·  2021-12-16 · SCA/11985/2019

यह मामला Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के तहत Essar Steel India Limited की समाधिानि प्र�क्रया (CIRP) से संबं�धित है।

या�चकाकतार्जओं निे मांग की थी �क Debt Recovery Tribunal (DRT) के समक्ष चल रही कायर्जविाही को तब तक रोक �दया जिाए जिब तक �क

ArcelorMittal India Private Limited की 'Resolution Plan' अं�तम रूपि से अनिुमो�दत नि हो जिाए। या�चकाकतार्जओं निे व्य��तगत गारंटी के

आधिार पिर बैंक द्वारा की जिा रही कानिूनिी कायर्जविाही को चुनिौती दी थी। गुजिरात उच्च न्यायालय निे मानिा �क Insolvency and Bankruptcy Code के
प्राविधिानिों के अंतगर्जत चल रही कायर्जविाही और व्य��तगत गारंटी के �लए अन्य मंचों पिर चल रही कानिूनिी प्र�क्रयाए ंअलग हैं। न्यायालय निे या�चकाकतार्जओं की

�रट या�चकाओं को खिा�रजि कर �दया, यह स्पष्ट करते हुए �क resolution plan को मंजिूरी �मलनिे से कजिर्जदाताओं को व्य��तगत गारं�टयों के �खिलाफ

विसूली करनिे से निहीं रोका जिा सकता है।

�न णर्च य गुजिरात उच्च न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क �कसी समाधिानि योजिनिा की मंजिूरी से व्य��तगत गारंटर अपिनिी देयता से मु�त निहीं होता है। सं�विदा
अ�धि�नियम के तहत सह-�विस्तृत देनिदारी स्वितंत्र रूपि से लागू रहती है।

“The other question which parties had urged before this court was that the impugned notification, by

applying the Code to personal guarantors only, takes away the protection afforded by law; reference was

made to Sections 128, 133 and 140 of the Contract Act...”

HIGH COURT OF GUJARAT · 2021 स्रोत GJHC240426782019

14 State Bank of India v. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2006-07-06 ·  2006 INSC  405

यह मामला इस कानिूनिी प्रश्न पिर कें �द्रत है �क �या बैंक द्वारा �निष्पिा�दत एक दस्ताविेज़ 'Bank Guarantee' है या 'contract of indemnity'।

न्यायालय निे �निधिार्ज�रत �कया �क दस्ताविेज़ की व्याख्या मुख्य रूपि से उसमें �नि�हत शितर्तों के आधिार पिर की जिानिी चा�हए। चूं�क �विविा�दत दस्ताविेज़ में

'unconditional' या 'absolute' जिैसे शिब्द निहीं थे और यह स्पष्ट रूपि से केविल निुकसानि, दाविों और लागतों की क्ष�तपिू�तर्चि (indemnity) के बारे में

था, न्यायालय निे इसे 'contract of indemnity' मानिा। सुप्रीम कोटर्ज निे High Court के इस �निणर्जय को रद्द कर �दया �क विह एक 'Bank

Guarantee' थी, और यह स्पष्ट �कया �क Sections 91 and 92 of the Indian Evidence Act के उल्लंघनि में मौ�खिक साक्ष्य के आधिार पिर

दस्ताविेज़ की शितर्तों को बदलनिा गलत है।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क एक बार जिब प्र�तभू बॉन्ड की �ल�खित शितर्तें स्पष्ट हो जिाती हैं, तो असाधिारण पि�र�स्थ�तयों को छोड़कर पिक्षों को
अपिनिी �जिम्मेदा�रयों से हटनिे की अनिुम�त निहीं दी जिा सकती।
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“As per Sections 91 and 92 of the Indian Evidence Act, 1872 no evidence dehors the terms of the

agreement, whether documentary or oral, can be led by the parties to get out of the express terms

thereof. Whether the express terms of the guarantee bond give rise to the contract of guarantee sought to

be enforced will be the only limited enquiry...”

SUPREME COURT OF INDIA · 2006 स्रोत ESCR010004762006

15 D. Dhanushkoti v. Sundaram Finance Ltd.
MADRAS HIGH COURT ·  2010-02-22 · OP/867/2007

यह मामला एक hire purchase agreement से संबं�धित है �जिसमें या�चकाकतार्ज (petitioner) निे guarantor के रूपि में अपिनिी भू�मका �निभाई

थी। मुख्य �विविाद तब उत्पिन्न हुआ जिब ऋणी कंपिनिी (borrower) �कस्तों का भुगतानि करनिे में �विफल रही और मध्यस्थ (Arbitrator) निे guarantor

को बकाया रा�शि का भुगतानि करनिे का �निदर्देशि �दया। या�चकाकतार्ज निे यह तकर्ज  �दया �क creditor निे सुरक्षा (machinery) को खिो �दया है, �जिससे

Sections 139, 140 और 141 of the Indian Contract Act के तहत उनिकी देयता (liability) समाप्त हो गई है। या�चकाकतार्ज निे यह भी दाविा

�कया �क �जिस मशिीनिरी के �लए ऋण �लया गया था, विह कभी अ�स्तत्वि में ही निहीं थी। न्यायालय निे सभी तकर्तों पिर �विचार करनिे के बाद, या�चकाकतार्ज द्वारा

हस्ताक्ष�रत गारंटी समझौते को विैधि मानिा और Arbitrator के �निणर्जय को बरकरार रखिते हुए या�चका खिा�रजि कर दी।

�न णर्च य मद्रास उच्च न्यायालय निे मानिा �क धिारा 141 के अंतगर्जत प्र�तभू को केविल तभी उन्मु�त �कया जिा सकता है जिब प्र�तभू�त की हा�नि लेनिदार की
स�क्रय त्रु�ट या जिानिबूझकर की गई उपिेक्षा के कारण हुई हो।

“Section 141 - Surety’s right to benefit of creditors securities: A surety is entitled to the benefit of every

security which the creditor has against the principal debtor... and, if the creditor loses, or, without the

consent of the surety, parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the

security.”

MADRAS HIGH COURT · 2010 स्रोत HCMA010957252007

16 Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore
SUPREME COURT OF INDIA ·  1968-04-11 ·  1968 INSC  100

यह मामला एक बैंक गारंटी से संबं�धित है जिहाँ एक गारंटर निे तकर्ज  �दया था �क उसे भारतीय अनिुबंधि अ�धि�नियम (Indian Contract Act) की धिाराओं के

तहत दा�यत्वि से मु�त �कया जिानिा चा�हए। न्यायालय निे �निधिार्ज�रत �कया �क बैंक के आंत�रक �रकॉडिर्ज में के्र�डिट सीमा में बदलावि एक विैधि अनिुबंधि पि�रवितर्जनि

निहीं था, इस�लए Section 133 लागू निहीं होता। इसके अलाविा, देनिदार को कमी पिूरी करनिे के �लए समय देनिा Section 135 के तहत 'समय देनिे' का

विादा निहीं है। हालां�क, न्यायालय निे मानिा �क बैंक की लापिरविाही के कारण �गरविी रखिे गए माल (pledged goods) की कमी के �लए Section 141 के

तहत बैंक �जिम्मेदार है। पि�रणामस्विरूपि, गारंटर अपिनिे दा�यत्वि से उस कमी की सीमा तक मु�त हो गया �जितनिा माल बैंक की लापिरविाही से खिोया था।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क प्र�तभू द्वारा भुगतानि �कए जिानिे पिर विह स्वितः ही लेनिदार के स्थानि पिर प्र�तस्था�पित हो जिाता है और
लेनिदार के सभी सुरक्षा अ�धिकार उसे हस्तांत�रत हो जिाते हैं। य�द लेनिदार लापिरविाही से उनि संपि�त्तियों को खिोता है, तो प्र�तभू उस सीमा तक मु�त हो
जिाएगा।
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“Under s. 140 of the Contract Act the surety is, on payment of the amount due by the principal debtor,

entitled to be put in the same position in which the creditor stood in relation to the principal debtor.

Under s. 141 of the Act the surety has a right to the securities held by the creditor...”

SUPREME COURT OF INDIA · 1968 स्रोत ESCR010002481968

17 M/s. SSA Constructions v. Andhra Bank
HIGH COURT OF KARNATAKA ·  2024-12-12 · WP/30158/2015

यह मामला Debt Recovery Tribunal (DRT) के उस आदेशि को चुनिौती देनिे से संबं�धित है �जिसमें या�चकाकतार्जओं की co-sureties

(Respondent Nos. 2 और 3) की संपि�त्तियों को विसूली की कायर्जविाही से बाहर रखिनिे का �निणर्जय �लया गया था। या�चकाकतार्जओं निे तकर्ज  �दया �क ये

संपि�त्तियां ऋण सुरक्षा का �हस्सा थीं और बैंक निे इन्हें �बनिा उ�चत कारण के छोड़ �दया है। न्यायालय निे यह �विचार �कया �क �या DRT के पिास अपिनिे स्वियं

के आदेशि को विापिस लेनिे (recall) का क्षेत्रा�धिकार था और �या co-surety की संपि�त्तियों को ऋण विसूली से बाहर करनिा कानिूनिी रूपि से विैधि था।

न्यायालय निे मानिा �क ऋणदाता बैंक निे अपिनिी �विविेकपिूणर्ज शि��तयों का उपियोग करते हुए ऋण शितर्तों के अनिुसार संपि�त्तियां जिारी की थीं, और या�चकाकतार्ज

अब उनि पिर दाविा निहीं कर सकते।

�न णर्च य कनिार्जटक उच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क धिारा 138 के तहत एक सह-प्र�तभू को लेनिदार द्वारा मु�त करनिे से अन्य सह-प्र�तभू अपिनिे मूल
दा�यत्वि से मु�त निहीं होते हैं।

“Section 138 of the Indian Contract Act extends the principle in Section 44: 138. Release of one co-surety

does not discharge others—If there are co-sureties, releasing one by the creditor does not discharge the

others, nor does it free the released surety from responsibility to the other sureties.”

HIGH COURT OF KARNATAKA · 2024 स्रोत KAHC010035302015

18 Not Provided v. Not Provided
HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH ·  2023-09-23 · CRP/857/2016

यह मामला एक Execution Petition (E.P.) से संबं�धित है जिहाँ Petitioner निे �निचली अदालत के उस आदेशि को चुनिौती दी थी �जिसमें Judgment

Debtors (जिो �क Guarantors थे) को कुल बकाया रा�शि के बजिाय केविल 1/4 �हस्से का भुगतानि करनिे का �निदर्देशि �दया गया था। Petitioner निे तकर्ज

�दया �क Section 128 of the Indian Contract Act के तहत Guarantor की �जिम्मेदारी Principal Debtor के साथ co-extensive होती

है। न्यायालय निे Central Bank of India v. C.L.Vimla के फैसले का हविाला देते हुए मानिा �क decree संयु�त और अलग-अलग (joint and

several) है। अतः, �निचली अदालत के आदेशि को रद्द कर �दया गया और मामले को पिुनि: �विचार के �लए विापिस भेजि �दया गया ता�क Guarantors को

पिूरी रा�शि के �लए �जिम्मेदार ठहराया जिा सके।

�न णर्च य आंध्र प्रदेशि उच्च न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क �डिक्री संयु�त और पिृथक होनिे के कारण लेनिदार �कसी भी गारंटर के �विरुद्ध पिूरी �डिक्री रा�शि
लागू कर सकता है; गारंटर दा�यत्वि के �विभाजिनि की मांग निहीं कर सकते।

“Therefore, the creditor i.e., the Decree Holder has a right to obtain a decree against the surety and the

principal debtor. The surety has no right to restrain execution of the decree against him until the creditor

has exhausted his remedy against the principal debtor...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH · 2023 स्रोत APHC010285592016
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19 Sunder Singh v. The H.P. State Cooperative Bank Ltd.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2021-08-03 · CWP/3777/2021

यह मामला एक guarantor की liability से संबं�धित है। petitioner निे अपिनिे बेटे के �लए बैंक loan की गारंटी ली थी। loan के default होनिे पिर,

बैंक निे arbitration के जि�रए recovery शिुरू की। petitioner निे तकर्ज  �दया �क उसे पिूरी बकाया रा�शि के �लए उत्तिरदायी निहीं ठहराया जिानिा चा�हए।

न्यायालय निे Section 128 of the Indian Contract Act का हविाला देते हुए स्पष्ट �कया �क एक guarantor की liability principal debtor

के साथ co-extensive होती है। बैंक यह चुनिनिे के �लए स्वितंत्र है �क विह �कसके �खिलाफ कायर्जविाही करे और उसे पिहले principal debtor के �खिलाफ

अपिनिे उपिाय समाप्त करनिे की आविश्यकता निहीं है। इस आधिार पिर न्यायालय निे petitioner की या�चका को खिा�रजि कर �दया और arbitration

award को बरकरार रखिा।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क लेनिदार के �लए यह अ�निविायर्ज निहीं है �क विह प्र�तभू पिर मुकदमा करनिे से पिहले मूल ऋणी के �खिलाफ कानिूनिी
उपिाय समाप्त करे।

“Section 128 of the Indian Contract Act itself provides that "the liability of the surety is co-extensive with

that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2021 स्रोत HPHC010174842021

20 Ram Kishun v. State of U.P.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2012-05-24 ·  2012 INSC  247

यह मामला ऋण विसूली के �लए निीलामी प्र�क्रया में बरती गई अ�निय�मतताओं से संबं�धित था। या�चकाकतार्जओं के �पिता निे एक ऋण के �लए गारंटर के रूपि

में कायर्ज �कया था, �जिसे चुकानिे में �विफलता के बाद विसूली कायर्जविाही शिुरू की गई। या�चकाकतार्जओं निे तकर्ज  �दया �क उनिकी संपि�त्ति को बाजिार मूल्य से बहुत

कम कीमत पिर निीलाम �कया गया और ऋण की विसूली के �लए पिूरी संपि�त्ति के बजिाय केविल एक �हस्से को बेचनिा पियार्जप्त था। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क

Section 128 of the Indian Contract Act के तहत गारंटर का दा�यत्वि मुख्य ऋणी के समानि होता है। हालां�क न्यायालय निे मानिा �क साविर्जजि�निक

निीलामी में �निष्पिक्ष मूल्यांकनि और reserve price का �निधिार्जरण अ�निविायर्ज है, ले�कनि इस मामले में �कसी मौ�लक प्र�क्रयात्मक त्रु�ट का अभावि पिाया गया

और निीलामी �बक्री को रद्द करनिे से इनिकार कर �दया गया।

�न णर्च य सविर्वोच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क प्र�तभू का यह कतर्जव्य है �क विह स्वियं जिांच करे �क मूल देनिदार निे भुगतानि �कया है या निहीं; विह �डिक्री
�निष्पिादनि के समय लेनिदार के अ�धिकारों को सी�मत निहीं कर सकता।

“In view of the provisions of Section 128 of the Indian Contract Act, 1872, the liability of the guarantor/

surety is co-extensive with that of the debtor. Therefore, the creditor has a right to obtain a decree

against the surety and the principal debtor.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2012 स्रोत ESCR010003882012

21 M. S. Anirudhan v. The Thomco's Bank Ltd.
SUPREME COURT OF INDIA ·  1962-09-14 ·  1962 INSC  260

यह मामला एक guarantee के दस्ताविेज़ में �कए गए बदलावि से संबं�धित है। Appellant निे मुख्य कजिर्जदार के �लए एक overdraft सु�विधिा हेतु

guarantee दी थी। बैंक निे ₹25,000 की मूल guarantee रा�शि को अस्विीकार कर �दया और इसे घटाकर ₹20,000 करनिे को कहा। मुख्य कजिर्जदार निे
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appellant की सहम�त के �बनिा दस्ताविेज़ में बदलावि कर इसे बैंक को सौंपि �दया। बाद में, जिब बैंक निे भुगतानि मांगा, तो appellant निे तकर्ज  �दया �क

दस्ताविेज़ में सामग्री पि�रवितर्जनि (material alteration) के कारण उसका दा�यत्वि समाप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय निे अपिनिे बहुमत �निणर्जय में मानिा

�क appellant उत्तिरदायी है। न्यायालय निे �निष्कषर्ज �निकाला �क मुख्य कजिर्जदार, appellant का agent बनिकर कायर्ज कर रहा था, और चूं�क बदलावि बैंक

के पिास पिहुँचनिे से पिहले ही कर �दया गया था, इस�लए appellant अपिनिे इस कृत्य के �लए स्वियं �जिम्मेदार है और बदलावि के आधिार पिर दा�यत्वि से निहीं

बच सकता।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालय निे मानिा �क मामूली बदलावि जिो प्र�तभू के प्र�तकूल नि हों और उसके फायदे के �लए �कए गए हों, विे प्र�तभू को उसकी
सं�विदात्मक देयता से मु�त निहीं करते हैं।

“Both the arguments rest upon the alteration of the contract into which Anirudhan wished to enter. A

surety is considered a 'favoured debtor' and his liability is strictissimi juris.”

SUPREME COURT OF INDIA · 1962 स्रोत ESCR010001841963

22 Industrial Finance Corporation of India Ltd. v. The Cannanore Spinning and

Weaving Mills Ltd.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2002-04-12 ·  2002 INSC  194

यह मामला Industrial Finance Corporation of India Ltd. (creditor) और The Cannanore Spinning and Weaving Mills

Ltd. (principal debtor) तथा उनिके sureties के बीच ऋण चुकौती और guarantee से संबं�धित है। जिब प्रमुखि debtor निे ऋण निहीं चुकाया

और कंपिनिी के कुछ �हस्से का nationalisation हो गया, तो sureties निे यह तकर्ज  �दया �क उनिकी liability समाप्त हो गई है। न्यायालय निे यह स्पष्ट

�कया �क Contract of Guarantee एक स्वितंत्र अनिुबंधि है और यह principal debtor के nationalisation या impossibility of

performance (Section 56 of the Indian Contract Act) के आधिार पिर स्वितः समाप्त निहीं होता। न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क surety की

liability 'strict' होती, और जिब तक creditor स्वियं �कसी स्विै�च्छक कायर्ज (Section 141) के माध्यम से सुरक्षा खिो नि दे, तब तक surety अपिनिी

�जिम्मेदारी से मु�त निहीं होता।

�न णर्च य न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क व्य��तगत गारंटी का अनिुबंधि एक स्वितंत्र सं�विदा है। जिब तक लेनिदार �कसी स्विै�च्छक कृत्य से प्र�तभू�त को
निुकसानि निहीं पिहुंचाता, तब तक कानिूनि के संचालनि से मूल देनिदार की मु��त पिर भी गारंटर उत्तिरदायी रहेगा।

“Significantly, it may be stated that the liability of the guarantor cannot but be stated to the a strict

liability and even if the principal debtor is discharged from his liability unless such discharge is through

the act of the creditor without consent of the surety/ guarantor, the creditor's right of action against the

surety is preserved.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2002 स्रोत ESCR010000992002

23 K.S. Sivaprasad v. Assistant Registrar of Co-operative Societies
HIGH COURT OF KERALA ·  2015-10-14 · RP/856/2015

यह मामला पिुनिराविलोकनि या�चका (review petition) से संबं�धित है, जिहाँ या�चकाकतार्जओं निे तकर्ज  �दया �क Section 37 of the Kerala Co-

operative Societies Act, Section 128 of the Contract Act के तहत गारंटीकतार्जओं की संयु�त और पिृथक उत्तिरदा�यत्वि (joint and

several liability) को सी�मत करती है। या�चकाकतार्जओं का मानिनिा था �क बैंक को पिहले मुख्य ऋणी (principal borrower) से विसूली करनिी

चा�हए। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क Section 37 केविल एक सक्षम प्राविधिानि (enabling provision) है, �जिसका उदे्दश्य बैंक के �लए विसूली प्र�क्रया
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को सरल बनिानिा है। यह बैंक के अ�धिकार को निहीं छीनिता �क विह अपिनिी पिसंद के अनिुसार मुख्य ऋणी या गारंटीकतार्ज, या दोनिों से विसूली करे। अतः

न्यायालय निे अपिनिे �पिछले �निणर्जय को बरकरार रखिा और या�चका खिा�रजि कर दी।

�न णर्च य केरल उच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क य�द बैंक सीधिे गारंटरों से विसूली की प्र�क्रया चुनिता है, तो भी गारंटरों के पिास धिारा 140 और 141 के
तहत प्रत्यासनि का न्यायसंगत उपिचार पिूरी तरह उपिलब्ध रहता है।

“On the converse, assuming that the Bank has continued with the recoveries from the guarantors,

without its ever bothering to touch the principal borrower, it is for the guarantors, having repaid the

loan, to take recourse to the remedy of subrogation or restitution in terms of equitable remedies

incorporated in the provisions such as Sections 140 and 141...”

HIGH COURT OF KERALA · 2015 स्रोत KLHC010397112015

24 Tom Thomas v. State Bank of India
HIGH COURT OF KERALA ·  2016-11-30 · WA/895/2016

यह मामला SARFAESI Act के तहत ऋण विसूली से संबं�धित है। अपिीलकतार्जओं निे, जिो �क उधिारकतार्ज कंपिनिी के पिूविर्ज �निदेशिक और ऋण के गारंटर थे, बैंक

को पिहले कंपिनिी की अन्य संपि�त्तियों की �बक्री से ऋण विसूलनिे और केविल उसके बाद ही अपिनिी आविासीय संपि�त्ति को बेचनिे का �निदर्देशि देनिे की प्राथर्जनिा की थी।

एकल न्यायाधिीशि निे पिहले इस राहत को स्विीकार �कया था, ले�कनि बैंक द्वारा दायर पिुनि�विर्चिचार या�चका (Review Petition) में, बैंक निे बताया �क

उधिारकतार्जओं द्वारा �वि�भन्न कानिूनिी बाधिाए ंउत्पिन्न करनिे के कारण अन्य संपि�त्तियों की �बक्री संभवि निहीं हो पिाई है। न्यायालय निे यह स्पष्ट �कया �क कोई भी

ऋणी बैंक को ऋण विसूली की प्र�क्रया तय करनिे के �लए मजिबूर निहीं कर सकता है। तदनिुसार, उच्च न्यायालय निे बैंक के पिक्ष में �निणर्जय देते हुए एकल

न्यायाधिीशि के पिुनि�विर्चिचार या�चका को स्विीकार करनिे के आदेशि को सही ठहराया।

�न णर्च य केरल उच्च न्यायालय निे मानिा �क गारंटी सं�विदा का उदे्दश्य ही �विफल हो जिाएगा य�द लेनिदार को प्र�तभू के �खिलाफ कायर्जविाही करनिे से पिहले
अपिनिी अन्य प्र�तभू�तयों को समाप्त करनिे के �लए मजिबूर �कया जिाए।

“The very object of securing guarantee and security would be defeated if the creditor is asked to

postpone his remedies against the surety. To quote the words of the Apex Court in Bank of Bihar v.

Damodar Prasad (supra): “The security will become useless if his rights against the surety can be so

easily cut down.””

HIGH COURT OF KERALA · 2016 स्रोत KLHC010457972016

25 Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru
SUPREME COURT OF INDIA ·  1962-09-04 ·  1962 INSC  251

यह मामला न्यायालय के समक्ष �दए गए surety bond के दा�यत्वि से संबं�धित है। न्यायालय निे यह �निधिार्ज�रत �कया �क यद्य�पि Section 135 of the

Indian Contract Act सीधिे तौर पिर न्यायालय के पिक्ष में �निष्पिा�दत surety bond पिर लागू निहीं होता है, ले�कनि उसके पिीछे �नि�हत न्यायसंगत

�सद्धांत (equitable principles) उस पिर लागू होते हैं। य�द surety bond की शितर्तें यह दशिार्जती हैं �क दा�यत्वि केविल न्यायालय के �निणर्जय पिर आधिा�रत

है और पिक्षकारों के बीच हुए �कसी समझौते (compromise decree) पिर निहीं, तो ऐसा समझौता surety को उसके दा�यत्वि से मु�त कर देता है। इस

मामले में, चूँ�क समझौते में जि�टल शितर्तें और समय-�विस्तार शिा�मल थे, इस�लए न्यायालय निे मानिा �क surety अपिनिे दा�यत्वि से मु�त हो गए थे।
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�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क यद्य�पि सं�विदा अ�धि�नियम की धिारा 135 का सीधिा अनिुप्रयोग न्यायालयी बॉन्ड पिर निहीं होता, पिरंतु इसके पिीछे �नि�हत
न्यायसंगत �सद्धांत के अनिुसार य�द लेनिदार �बनिा प्र�तभू की सहम�त के ऋणी को समय �विस्तार देता है, तो प्र�तभू अपिनिे दा�यत्वि से मु�त हो जिाता है।

“Such a bond is given to the court and not to the creditor and it is in the discretion of the court to enforce

the bond or not. Therefore, there cannot be any doubt that in terms, the provisions of s. 135 cannot apply

to a court bond. It is also clear that the equitable principles underlying the provisions of s. 135 apply to

such a bond.”

SUPREME COURT OF INDIA · 1962 स्रोत ESCR010001431963

अ स्वीक रि ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा साविर्जजि�निक रूपि से उपिलब्ध �निणर्जयों और उपियोगकतार्ज के प्रश्न के आधिार पिर तैयार �कया गया है। यह केविल �रसचर्ज सहायता के �लए है और

कानिूनिी सलाह (legal advice) निहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपियोग करनिे से पिहले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �निणर्जय (source judgment) के �विरुद्ध स्वितंत्र रूपि से सत्या�पित �कया जिानिा चा�हए।
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